	
	

	
	(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा में वित्तीय ढांचे को दुरुस्त करने के लिए सरकारी खर्चों में कटौती करने की सलाह दी है;

	
	(ख) क्या आरबीआई ने यह आशंका जताई है कि सरकार का नीतिगत अनिर्णय, महंगाई की ऊंची दर और वैश्‍विक संकट चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा; और

	
	(ग) आरबीआई के इस आकलन के बाद सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये हैं?


उत्‍तर 
वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)
 (क): जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी 2012-13 की मौद्रिक नीति की पहली त्रैमासिक समीक्षा (31 जुलाई, 2012 को जारी की गई थी) में यह उल्‍लेख किया है कि अर्थव्‍यवस्‍था का प्रामाणिक और स्‍थाई राजकोषीय समेकन मार्ग पर लौटना अनिवार्य है।  
(ख): आरबीआई ने यह भी उल्‍लेख किया है कि वृह्त आर्थिक असंतुलन को दूर करने और निवेश को अभिप्रेरित करने के लिए विश्‍वसनीय वचनबद्धतस के साथ दीर्घावधिक कार्यनीति के द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णय और मुद्रास्‍फीति को नियंत्रण में रखते हुए विकास को जारी रखते हुए मौद्रिक नीति के लिए स्‍थान देने और पुन: विश्‍वास उत्‍पन्‍न करने के लिए इस चरण पर अनिवार्य है। 
(ग): अर्थव्‍यवस्‍था के पुनरुथान के लिए सरकार की कार्य योजना में अन्‍य बातों के साथ-साथ शामिल है विनिर्माण क्षेत्र के वित्‍त पोषण हेतु बेहतर मार्ग, विद्युत पेट्रोल और गैस, सड़क, कोयला आदि के क्षेत्र में बड़े निवेश वाली परियोजनाओं में गति खाद्य मुद्रास्‍फीति को कम करने के लिए सुरक्षित भंडारों का उपयोग, वित्‍तीय और बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ करना, विनिमय दर में अस्‍थिरता में कमी लाना आदि। विकास लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कतिपय विशिष्‍ट उपायों में अन्‍य बातों के साथ-साथ सिंचाई परियोजनाओं समेत कृषि क्षेत्र के लिए निवेश के स्‍तर को बढ़ाना, निधियों के अपेक्षाकृत अधिक आबंटन के जरिए माइक्रो, लघु तथा मझोले उद्यमों (एमएसएसई) के सेक्‍टर को बढ़ावा देना, सरकारी निजी भागीदारी पर जोर देते हुए अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना, वित्‍तीय क्षेत्र के विकास के लिए कई विधायी उपाय करना और नई राष्‍ट्रीय विनिर्माण नीति की शुरुआत, आदि शामिल हैं। राजकोषीय नीति का लक्ष्‍य 2012-13 के बजट में सब्‍सिडी पर सकल घरेलू उत्‍पाद के दो प्रतिशत से कम व्‍यय को सीमित करने, 2011-12 में 5.8 प्रतिशत राजकोषीय घाटा कम करके 2012-13 में 5.1 प्रतिशत करना है। यह उर्वरकों में पोषक तत्‍व आधारित सब्‍सिडी की दिशा में कदम उठाने और सब्‍सिडियों को युक्‍तिसंगत बनाने के लिए विशिष्‍ट पहचान आधारित आधार प्रणाली के प्रयोग से संभव होगा। प्रत्‍यक्ष कर संहिता विधेयक को शीघ्रताशीघ्र पारित करने के लिए तथा वस्‍तु एवं सेवा कर के क्रियान्‍वयन में हितधारकों के बीच मतैक्‍य बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। 
                                                       *****
